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ताराांककत प्रश् न सां. *387 

27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के ललए 

 

खाद्यान् न की बबाादी और फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान    

 

*387. श्री किया उर रहमान: 

 श्री छोटेलाल:  
 

क् या खाद्य प्रसांस् करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करें गे लक: 
 

(क) क् या सरकार ने इस तथ् य का संज्ञान ललया है लक प्रत् येक वर्च कुल कृलर् उपज के एक बडे लहस् से 

की हालन खाद्यान् न की बबाचदी और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के रूप में होती है 

और यलद हां, तो तत् संबंधी ब् यौरा क् या है;  

(ख) सरकार द्वारा देश में खाद्यान् न की बबाचदी को कम करने और खाद्य प्रसंस् करण अवसंरर्ना में 

सुधार करने के ललए प्रस् तालवत पहलो ंका ब् यौरा क् या है; और  

(ग) क् या सरकार यह मानती है लक लकसानो ंकी आय बढाने और लनयाचत को बढावा देने के ललए एक 

सुदृढ खाद्य प्रसंस् करण के्षत्र आवश् यक है और यलद हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने 

वाले प्रस् तालवत कदमो ंका ब् यौरा क् या है?  

  

  

उत्तर 

 

खाद्य प्रसांस् करण उद्योग मांत्री 

(श्री किराग पासवान) 

 

 

(क) से (ग): लववरण सभा पटल पर रख लदया गया है। 

  

***** 

  



कदनाांक 27.03.2025 को उत् तर हेतु “खाद्यान् न की बबाादी और फसल की कटाई के बाद होने वाले 

नुकसान” के सांबांध में लोक सभा ताराांककत प्रश् न सांख् या *387 के भाग (क) से (ग) के उत् तर में 

सांदकभात अनुबांध  

 

(क): भारतीय कृलर् अनुसंधान पररर्द-कें द्रीय कटाई उपरांत अलभयांलत्रकी एवं प्रौद्योलगकी संस्थान 

(आईसीएआर-सीआईपीएर्ईटी), 2015 और नाबार्च कंसल्टेंसी सलवचस प्राइवेट लललमटेर् (नब् कोसं), 

2022 द्वारा लकए गए अध्ययनो ंके अनुसार, भारत में लवलभन्न कृलर् उपज की कटाई और कटाई उपरांत 

हालन का अनुमालनत प्रलतशत लनम्नानुसार है: 

फसलें/ वसु्तएां  अनुमाकनत प्रकतशत हाकन 

आईसीएआर-सीफेट 

अध्ययन (2015) के अनुसार 

नबको ांस अध्ययन (2022) 

के अनुसार 

अनाि 4.65 - 5.99 3.89-5.92 

दालें 6.36 - 8.41 5.65-6.74 

कतलहन 3.08 - 9.96 2.87-7.51 

फल 6.70-15.88 6.02-15.05 

सब्ज़ियााँ 4.58-12.44 4.87-11.61 

बागान फसलें और मसाले 1.18-7.89 1.29-7.33 

दूध 0.92 0.87 

मत्स्य पालन (अांतदेशीय) 5.23 4.86 

मत्स्य पालन (समुद्री) 10.52 8.76 

माांस 2.71 2.34 

मुगीपालन 6.74 5.63 

अांडा 7.19 6.03 

 

(ख)और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण के्षत्र के समग्र 

लवकास के ललए लवलभन्न योजनाओ ंके कायाचन्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परररक्षण क्षमता के सृजन 

और लवस्तार के ललए सहायता करता है, लजसमें खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूलतच शंृ्खला 

प्रबंधन के साथ आधुलनक बुलनयादी ढांरे् का लनमाचण करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को 

कम करना और उच्च मूल्य संवधचन सृलजत करना, लकसानो ंको बेहतर लाभ प्रदान करना, रोजगार के 

अवसरो ंका सृजन करना, बबाचदी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढाना और प्रसंसृ्कत खाद्य पदाथों 

के लनयाचत को बढाना शालमल है। एमओएफपीआई के तहत योजनाएं इस प्रकार हैं: 

 



i. कें द्रीय के्षत्र की अमे्ब्रला योजना- प्रधानमंत्री लकसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) 

ii. कें द्र प्रायोलजत "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" 

iii. कें द्रीय के्षत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो ं के ललए उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना 

(पीएलआईएसएफपीआई) 

 

खाद्य लवलकरण से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और शेल्फ लाइफ बढाने से खराब 

होने वाले कृलर् उत्पादो ंकी बबाचदी को कम करने में मदद लमलती है । खाद्य लवलकरण इकाइयो ंको 

एकीकृत शीत शृ्खला और मूल्य संवधचन अवसंरर्ना योजना के तहत सहायता दी जाती है, जो 

पीएमकेएसवाई की एक घटक योजना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आज तक देश भर में बहु-

उत्पाद खाद्य लवलकरण इकाइयो ंकी स्थापना के ललए 16 पररयोजना प्रस्तावो ंको मंजूरी दी है। कुल ₹ 

112.99 करोड की अनुदान सहायता रालश स्वीकृत की गई है, लजसमें से ₹ 68.38 करोड जारी लकए जा 

रु्के हैं। 

इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रालधकरण (एफ़एसएसएआई) ने लवलभन्न 

भागीदार संगठनो,ं खाद्य ररकवरी एजेंलसयो ंऔर गैर सरकारी संगठनो ंको एकीकृत करके भारत की खाद्य 

बबाचदी और भूख संकट को दूर करने के उदे्दश्य से भारतीय खाद्य साझाकरण गठबंधन (आईएफ़एसए) 

का गठन लकया है। आईएफ़एसए का उदे्दश्य उत्पन्न होने वाले अलधशेर् खाद्य की पुन: प्राप्ति, उत्पन्न होने 

वाली खाद्य बबाचदी की मात्रा को कम करना और ज़रूरतमंदो ंको दान लकए जाने वाले सुरलक्षत और 

पौलिक भोजन की मात्रा को बढाना है । एफ़एसएसएआई ने भारत में खाद्य दान अलभयान को बढावा देने 

और खाद्य हालन और बबाचदी को रोकने के ललए “खाद्य सुरक्षा और मानक (अलधशेर् खाद्य पुन: प्राप्ति और 

लवतरण) लवलनयमन, 2019” तैयार लकया ।  

 

***** 

 

 

 


